Note for Pad

Haryana Government under section 67 & 68 of the Electricity Act, 2003 makes the provisions for determination of compensation towards the “damages” as stipulated in section 12 to 18 of Indian Electricity Act, 1910 read with section 10 & 16 of the Indian Telegraph Act, 1885 for laying of 66kV and above overhead transmission line in the state of Haryana vide notification no. 23/13/2022-5P dated 9th March 2022 (Annexure-A) as under:
Determination of Compensation:

(I) Crop Compensation:

Compensation be paid to the farmers for damage caused to their crops at the following stages after obtaining the certificate of Patwari (or any higher rank officer of Revenue Department) of the area concerned:

	Sr. No.
	Stage of Work
	Compensation Determination

	1.
	Casting of Tower Foundation
	On the basis of certificate issued by Patwari (or any higher rank officer of Revenue Department) containing the following minimum information:

(i) Name of entitled person

(ii) Area affected (in Acres)

(iii) Nature of crop damaged

(iv) Calculation of yield

(v) Rate of crop taken into account

(vi) Amount of Compensation Determined (Area of crops damaged in acre X rate of    damaged crop per Acre X Crop yield per acre)

	2.
	Erection of Transmission Tower
	

	3.
	Stringing of Conductor
	


Note: Compensation shall be payable to the person as certified by Patwari (or any higher rank officer of Revenue Department) through RTGS or Account Payee Cheque only.
(II) Compensation for diminution in value of land due to erection  of Transmission Line:

a. Compensation @ 100% of the Collector Rate of Land for Base Area of Tower (i.e. between four legs of Tower) shall be given without acquisition of land. The Base Area of each type of tower shall be notified by the HVPNL from time to time. The amount shall be computed after applying the land rates as notified by the Collector of the area concerned.

b. The compensation shall be paid to the entitled person on the basis of certificate issued by Patwari (or any higher rank officer of Revenue Department) containing the following minimum information:

(i) Name of the entitled person.

(ii) Address of the entitled person.

(iii) Bank details of the entitled person.

c. In areas where land owner/owners have been offered/accepted alternate mode of                         compensation by concerned Corporation/Municipality under Transfer   Development Rights (TDR) policy of State, HVPNL shall deposit compensation amount of diminution in value of land, with the concerned Corporation/Municipality/Local Body or the State Government.

d. This policy is applicable only for transmission lines supported by a tower base of 66 kV and above and not for sub- transmission and distribution lines below 66 kV.

e. The Policy will be applicable with prospective effect from publication of notification in the Haryana Government Gazette.

f. The policy shall also be applicable to PGCIL/other Central/State Government agencies and all private entities engaged in construction of transmission lines of 66kV and above in Haryana.

Further, there is no plan/policy of the DISCOMs (UHBVNL & DHBVNL) at present to give compensation to the farmers for installing poles/towers for erection of HT lines upto 33 kV level through their field. The HT lines are being erected on the PCC poles or lattice towers on kila lines of the field where no loss to the crops as there is minimum hindrance in installing poles/towers.
पैड के लिए नोट
हरियाणा सरकार, बिजली अधिनियम 2003 की धारा 67 एवं 68 के तहत अधिसूचना संख्या 23/13/2022-5पी दिनांक 9 मार्च 2022 (अनुबंध-ए) के माध्यम से हरियाणा राज्य में 66 केवी और इससे ऊपर की ओवरहेड प्रसारण लाइनों को बिछाने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 एवं 16 के साथ पढ़े गए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 18 में यथा निर्धारित ‘‘नुकसान” के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए प्रावधान करती है जो निम्न प्रकार हैः
मुआवजे का निर्धारणः
(I)
फसल का मुआवजाः
संबंधित क्षेत्र के पटवारी (या राजस्व विभाग के किसी अन्य उच्च पद के अधिकारी) का प्रमाण-पत्र लेने के बाद किसानों को उनकी फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान निम्नलिखित चरणों में अदा किया जाएः
	क्र. सं.
	कार्य का चरण
	

मुआवजे का निर्धारण

	1.
	टावर फाउंडेशन की कास्टिंग
	पटवारी (या राजस्व विभाग के किसी अन्य उच्च पद के अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम सूचना सहितः
(i) 
हकदार व्यक्ति का नाम
(ii) 
प्रभावित क्षेत्र (एकड़ में)
(iii) 
खराब फसल की प्रकृति
(iv) 
उपज की गणना
(v) 
फसल की दर को ध्यान में रख कर
(vi) 
निर्धारित मुआवजे की राशि
(एकड़ में खराब फसलों का क्षेत्र X प्रति एकड़ खराब फसल की दर X प्रति एकड़ फसल उपज)

	2.
	प्रसारण टावर का इरेक्शन  
	

	3.
	कंडक्टर की स्ट्रिंगिंग
	


नोट:
मुआवजा केवल आरटीजीएस या अकाउंट पेई चेक के द्वारा पटवारी (या राजस्व विभाग के किसी अन्य उच्च पद के अधिकारी) द्वारा प्रमाणित व्यक्ति को देय होगा।
(II) 
प्रसारण लाइन बिछाने के कारण भूमि के मूल्य में कमी के लिए मुआवजाः
ए.
टावर के बेस एरिया (यानी टावर की चारों लैग के बीच) के लिए भूमि का मुआवजा कलेक्टर रेट के 100% की दर पर भूमि अधिग्रहण के बिना दिया जाएगा। प्रत्येक किस्म के टावर का बेस एरिया समय-समय पर एचवीपीएनएल द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। धनराशि की गणना संबंधित क्षेत्र के कलेक्टर द्वारा अधिसूचित भूमि की दरों को लागू करने के बाद की जाएगी।
बी.
हकदार व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान पटवारी (या राजस्व विभाग के किसी अन्य उच्च पद के अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिसमें निम्नलिखित न्यूनतम सूचना हो के आधार पर किया जाएगाः
(i) 
हकदार व्यक्ति का नाम।
(ii) 
हकदार व्यक्ति का पता।
(iii) 
हकदार व्यक्ति का बैंक विवरण।
सी.
उन क्षेत्रों में जहां भूमि मालिक/मालिकों को राज्य की स्थानांतरण विकास अधिकार (टीडीआर) नीति के तहत संबंधित कारपोरेशन/नगरपालिका द्वारा मुआवजे का वैकल्पिक तरीका स्वीकार/पेशकश किया गया है, एचवीपीएनएल संबंधित कारपोरेशन/ नगरपालिका/स्थानीय निकाय अथवा राज्य सरकार के पास भूमि के मूल्य में हुई कमी की मुआवजा राशि जमा करेगा। 
डी.
यह पॉलिसी केवल 66 केवी और इससे ऊपर के टावर बेस द्वारा समर्थित प्रसारण लाइनों के लिए लागू है तथा न कि 66 केवी से नीचे उप-प्रसारण और वितरण लाइनों के लिए।
ई.
यह पॉलिसी हरियाणा सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने पर प्रोसपेक्टिव इफेक्ट से लागू होगी।
एफ.
यह पॉलिसी पीजीसीआईएल/अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों और हरियाणा में 66 केवी और इससे ऊपर प्रसारण लाइनों को बिछाने में नियुक्त सभी निजी संस्थाओं के लिए भी लागू होगी।
इसके अतिरिक्त, इस समय किसानों के खेतों में 33 केवी स्तर तक एच.टी. लाइनों को बिछाने के लिए पोल/टावर लगाने हेतु उनको मुआवजा देने के लिए डिस्कॉमस (यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल) की कोई योजना/ पॉलिसी नहीं है। एच.टी. लाइनें पीसीसी पोल या लैटिस टावरों पर खेतों की किला लाइन पर बिछाई जाती हैं, जहां फसलों को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि पोल/टावर लगाने में कम से कम रूकावट होती है।
6

